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(�ारं�भक परी�ा  : रा�ीय एवं अंतरा ��ीय मह�  क�  साम�यक घटनाएँ; मु�  परी�ा,
सामा� अ�यन  ��प� -2 : अंतरा ��ीय घटना�म)

स�भ�

हाल ही म�, संयु� रा�  अमे�रका  म� कै�पटल �ब��� ग (संसद  भवन) पर �ंप
समथ�क� के हमले के बाद  कई बड़ी सोशल मी�डया  कंप�नय� ने अमे�रक�  रा�प�त
के �नजी अकाउं�स को या  तो �ाई या  अ�ाई �प से बंद  कर �दया  है।
��टर ने तो �ह� सा  और ग़लत जानकारी फैलाने के �लये �ंप के साथ-साथ उनके
कुछ करी�बय� के ‘��टर ह�डल’ हमेशा  के �लये बंद  करने का  फैसला  �कया  है।
य��प सोशल मी�डया  क��नय� के इस कदम ने एक बार �फर से अमे�रका  म�
धारा  230 पर बहस को ज� दे �दया  है।
‘यू.एस. क�ु�नकेशन  डीस�सी ऐ�’ क�  इस धारा  के ज़�रये अमे�रका  क�  बड़ी टेक
कंप�नया ँ अपनी श�� का  इ�ेमाल कर सकती ह�। हाला ँ�क, इसका  �योग सीधे
रा�प�त के �खलाफ  करना  आ�य�जनक कदम है।

�ा  है धारा  230?

‘क�ु�नकेशन  डीस�सी ऐ�’ क�  ‘धारा  230’ को पहली बार वष� 1996 म�
अ�ध�नय�मत �कया  गया  था।
इसके तहत इंटरनेट कंप�नय� को अपनी वेबसाइट पर साझा  �कये गए डाटा  से
कानूनी सुर�ा  �मलती है।
पहले इस धारा  को ऑनलाइन  पोन��ाफ�  को रेगुलेट करने के �लये लाया  गया
था।
धारा  230 उस कानून  का  संशोधन  है, जो �क यूज़स�/उपयोगकता �ओ ंको उनके �कये
गए ऑनलाइन  कम��स और पो��स के �लये �ज़�ेदार बनाता  है।
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इस धारा  के तहत कोई भी सोशल मी�डया  कंपनी अपनी वेबसाइट पर उपयोगकता �
�ारा  डाली गई चीज़� के �लये �ज़�ेदार नह� होगी।
अगर उपयोगकता � वेबसाइट पर कोई भी अवैध या  ग़लत चीज़ डालता/पो� करता
है, तो सोशल मी�डया  कंपनी के �खलाफ  मामला  दा�खल नह� �कया  जा  सकता।
इसके आलावा  �ाइवेट कंप�नय� को यह अ�धकार है �क वे अपने �दशा-�नद�श� का
उ�ंघन  करने वाले लोग� को �ेटफॉम� से ही हटा  सकते ह�।
इस�लये धारा  230 के तहत सोशल मी�डया  कंप�नया ँ �ंप के अकाउंट को बंद  करने
के फैसले पर पूरा  अ�धकार रखती ह�।

कब तैयार �ई थी धारा  230

इस कानून  को सबसे पहले ओरेगॉन  के डेमो�ेट सांसद  रॉन  वेडन  और साउथ
कैरोलाइना  से �रप��कन  सांसद  ��स कॉ� ने दो दशक पहले �ा� �कया  था।
तब इसका  उ�े� अमे�रक�  सं�वधान  के पहले संशोधन  के तहत बड़ी तकनीक�
कंप�नय� को बढ़ावा  देना  और अ�भ��� क�  आज़ादी को सुर�ा  देना  था।
अंतररा�ीय  �ड�जटल अ�धकार समूह ‘इले��ॉ�नक �ं�टयर फाउंडेशन ’ ने धारा
230 को "इंटरनेट पर व��� या  भाषण  क�  र�ा  करने वाला  मह�पूण� कानून"

कहा  था।

धारा  230 क�  आलोचना

जहा ँ एक तरफ  धारा  230 सोशल मी�डया  कंप�नय� के �लये काफ�  मह�पूण� है,

वह� इसके आलोचक� का  कहना  है �क यह कानून  फेसबुक-��टर के उनके
मौजूदा  ��प से काफ�  पहले तैयार �आ था , अतः इसे अ�तन  �कया  जाना  चा�हये।
राजनी�तक नेता  और इंटरनेट ए���व� लगातार इस कानून  म� संशोधन  क�
मा ंग करते रहे ह�।
कई आलोचक� का  कहना  है �क इस कानून  से बड़ी तकनीक�  कंप�नया ँ
राजनी�तपूण� एवं दलीय  ग�त�व�धय� म� भागीदार बन  सकती ह�।
कुछ लोग� का  तक�  है �क यह कानून  द��णपंथी चरमपं�थय� को 4chan या  पाल�र
जैसी वेबसाइ�स के �ारा  भड़काऊ  या  उ� बात� साझा  करने पर �कसी तरह का
रोक नह� लगाता।
गौरतलब है �क �ंप से लेकर अमे�रका  के नव�नवा ��चत रा�प�त जो बाइडन  भी
इस तरह के कानून  को बदलने क�  बात कह चुके ह�।
�� ने मई 2020 म� इस कानून  के तहत सोशल नेटव�क� ग वेबसाइ�स को �मलनी
वाली सुर�ा  पर को ल��त करते �ए कहा  था  �क ब�त से �ेटफाम� सरकार के
�खलाफ  ष�ं� म� शा�मल ह�।
हा�लया  चुनाव  म� जो बाइडन  क�  जीत के बाद  �� ने पूरी तरह से इस कानून  को
र�  करने क�  बात कही थी, �� ने कहा  था  �क धारा  230 अमे�रका  क�  सं�भुता
और रा�ीय  सुर�ा  के �लये खतरा  है।
�� ने ‘रा�ीय  र�ा  �ा�धकरण  अ�ध�नयम’ (एन .डी.ए.ए.) को अ�धकृत करने वाले
एक वा�ष�क र�ा  �वधेयक को वीटो करने क�  धमक�  भी दी, जब तक �क कां�ेस
धारा  230 को पूरी तरह से र�  करने के �लए सहमत नह� �ई।
य��प यह धारा  अंततः र�  नह� �ई।
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